22 जून 2015 को लखनऊ में आयोजित 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर जारी प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अपनी 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक 22 जून 2015 को अपने प्रधान कार्यालय, लखनऊ में आयोजित की। डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी ने बताया कि बैंक ने एमएसएमई पारितंत्र की विभिन्न ऋण-आवश्कताओं तथा विकासपरक अंतरालों की पूर्ति करते हुए इस क्षेत्र की समर्पित सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 25 वर्षों के दौरान सिडबी ने रु. 3.90 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के 346 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।
डॉ. शिवाजी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सिडबी के कारोबार में संतोषजनक वृद्धि का उल्लेख किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एमएसएमई को ऋण संवितरण बढ़कर रु. 53,083 करोड़ हो गया। निवल लाभ में 26.75% की वृद्धि हुई और वह रु. 1,417 करोड़ हो गया, जबकि नेटवर्थ 14% बढ़कर रु. 9,126 करोड़ हो गई। प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) सुधरकर रु. 31.49 हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु. 24.85 रहा था। यथा 31 मार्च 2015, निवल बकाया के प्रतिशत के रूप में सकल एवं निवल एनपीए क्रमशः 1.33% और 0.78% रहे। वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 25% लाभांश देने का अनुमोदन किया गया।
सिडबी देश के अल्प वित्त क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी तक इसने अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से रु. 9374 करोड़ का अल्प ऋण प्रदान किया है। सिडबी ने 56 अल्प वित्त संस्थाओं को रु. 162 करोड़ की ईक्विटी सहायता की वचनबद्धता की है, ताकि उनका पूँजी आधार मज़बूत हो सके और 
वे अल्प वित्त क्षेत्र को और अधिक ऋण दे सकें।  सिडबी की अल्प वित्त सहायता से 332 लाख से अधिक वंचित व्यक्तियों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, आस्तियों की स्थिति में सुधार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मानदंडों में सुधार की दृष्टि से लाभ पहुँचा है।  लाभार्थियों में अधिकतर महिलाएँ हैं। 
सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण, संवर्द्धन और विकास के लिए गठित सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्था है। डॉ. शिवाजी ने बताया कि सिडबी कई प्रकार की विकासपरक सहायता प्रदान करती है, जैसे www.smallB.in के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना, लगभग 100 उद्योग समूहों में एमएसएमई परामर्श केन्द्रों के माध्यम से मुफ्त सलाह सेवा देना, सूक्ष्म इकाइयों को और अधिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि का क्षमता विकास, कौशल विकास, ग्रामीण उद्योगीकरण, बाजार लिंकेज आदि। सिडबी द्वारा प्रदान की गई इस प्रकार की विकासपरक सहायता से एमएसएमई क्षेत्र में 1 लाख से अधिक इकाइयों की स्थापना करने और 2 लाख से अधिक लोगों के कौशल विकास में मदद मिली है।
एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी ने "ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम सहभागिता सुविधा (पीआरएसएफ) परियोजनाओं" के लिए विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका कुल आउटले 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गारंटी निधि तथा कुल 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य, खास तौर से ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) के माध्यम से प्रदान की जा रही ऊर्जा सेवा निष्पादन संविदा (ईएसपीसी) के ज़रिए ऊर्जा दक्षता निवेशों के स्तर में वृद्धि को बढ़ावा देकर भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मूर्त रूप देने में मदद करना है।
डॉ. शिवाजी ने सूचित किया कि एमएसएमई संवृद्धि नवोन्मेष एवं समावेशन वित्त परियोजना के लिए सिडबी ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड 
डेवलपमेंट (आईबीआरडी) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था की है। इस धन का उपयोग विनिर्माण में संलग्न एमएसएमई के शुरुआती दौर के वित्तपोषण तथा जोखिम पूँजी वित्तीयन, सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए किया जाएगा।
डॉ. शिवाजी ने कहा कि भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान की भावना को ध्यान में रखते हुए सिडबी ने रु. 1000 करोड़ के 'एमएसएमई हेतु मेक इन इंडिया निधि' की स्थापना की है। इसका उद्देश्य हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विश्व-स्तरीय विनिर्माण का गढ़ बनाना है। इस निधि के अंतर्गत चुनिंदा एमएसएमई क्षेत्रों को रियायत पर वित्त प्रदान किया जाएगा। 
डॉ. शिवाजी ने 08 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैंसिंग एजेंसी (मुद्रा) का शुभारंभ किए जाने की भी जानकारी दी। सिडबी की इस सहायक संस्था का गठन उन सूक्ष्म इकाइयों के निधीयन के लिए किया गया है जिन्हें कहीं से भी ऋण नहीं मिलता। मुद्रा भारत सरकार की एक ऐसी अनूठी पहल है, जिससे नई इकाइयाँ स्थापित करने और अपने मौजूदा उद्यमों के विस्तार के लिए लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी। यह प्रयास 'सबका साथ, सबका विकास' की दिशा में चलाए जा रहे देश के अभियान का हिस्सा है, ताकि सबका समान रूप से विकास हो सके।
सिडबी की एक और सहायक संस्था है- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), जिसने 18 लाख से अधिक एमएसई खातों के लिए लगभग रु. 90,500 करोड़ की ऋण गारंटी अनुमोदित की है। डॉ. शिवाजी ने बताया कि सीजीटीएमएसई सितम्बर 2015 में मुम्बई में 25वें एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन्स कॉन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य 'टिकाऊ ऋण गारंटी संगठन का निर्माण' करना है। 
एमएसएमई की विभिन्न विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अन्य सहायक एवं सहयोगी संस्थाएं हैं- सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल), जो एमएसएमई को उद्यम पूँजी देती है; स्मेरा रेटिंग लि. (स्मेरा) जो क्रेडिट रेटिंग 
करती है; इंडिया एमएसई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. (आईएसटीएसएल), जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का मेल कराना है; और इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आईएसएआरसी), जो एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए का त्वरित समाधान करती है।
सिडबी के अध्यक्ष ने कहा कि सिडबी उत्तर प्रदेश पर प्राथमिकता से ध्यान देता है। राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के उद्देश्य से सिडबी ने 6 क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, उन्नाव और सराँव में हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश के 21 उद्योग समूहों में सिडबी एमएसएमई को मुफ्त सलाह सेवाएँ प्रदान कर रहा है। सिडबी की सहायता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में 3,000 ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हुई है। साथ ही, इससे लगभग 11,000 लोगों को रोजगार मिला है और 15,000 से अधिक व्यक्तियों का कौशल विकास हुआ है।
वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों से कई पुरस्कार मिले। एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फिनैंश्यल इंस्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड दि पैसिफिक (एडीएफआईएपी) से प्राप्त 3 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं- www.smallB.in वेबसाइट के लिए पुरस्कार, प्रौद्योगिकी विकास श्रेणी के अंतर्गत 'एचआर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट'  तथा 'फिनैंश्यल इन्क्लूजन' वर्ग के अंतर्गत पुरस्कार।
इसके अलावा सिडबी को चैम्बर ऑफ इंडिया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (सीआईएमएसएमई) की ओर से 'एमएसएमई की सेवा के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार', 'एमएसएमई बैंकिंग एक्सिलेन्स अवार्ड्स-2014'; इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हैदराबाद की ओर से बैंकिंग क्षेत्र वर्ग में 'विजिलेंस एक्सिलेन्स अवार्ड' तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की इन्दिरा गाँधी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत लगातार दूसरी बार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
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